भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1040
दिनांक 29.07.2015/07 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
मुआवजे के विलम्बित भुगतान के संबंध में शिकायतें
1040. श्री नरेश अग्रवाल:  
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) क्या सरकार को माओवादी हमलों में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों के परिजनों के लिए घोषित मुआवजे की राशि का भुगतान का न होने/अत्यधिक विलंब से होने वाले भुगतान के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है;   
(2) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;
(3) उक्त शिकायतों का निपटारा करने वाले मंत्रालय के विभाग का नाम क्या है;
(4) यदि नहीं, तो माओवादी हमलों में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की रकम का भुगतान किए जाने की समय-सीमा का क्या प्रावधान है?
उत्तर 
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)
(क) से (घ):
जी, नहीं। राज्य सरकारों के पास वामपंथी उग्रवादी (एल डब्ल्यू ई) हिंसा में मारे गए राज्य पुलिस बल कार्मिकों के परिवारों के लिए अपनी स्वयं की मुआवजा नीति है। केन्द्र सकार राज्य सरकारों को वामपंथी उगव्राद प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) स्कीम के तहत वामपंथी हिंसा में मारे गए सुरक्षा कर्मियों के परिवार को 3 लाख रु. तक की अनुग्रहपूर्वक राशि की प्रतिपूर्ति करती है। 
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी ए पी एफ) कार्मिकों के मामले में मुआवजे का भुगतान न होने अथवा देरी से भुगतान से संबंधी शिकायतों पर संबंधित सीएपीएफ निदेशालय में कार्रवाई की जाती है। तथापि, गृह मंत्रालय के पुनर्वास एवं कल्याण निदेशालय द्वारा मुआवजे के समयोपरि और उपयुक्त भुगतान के लिए कारगर प्रक्रिया बनाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मृत सीएपीएफ कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के भुगतान संबंधी मामले पर कार्यवाही करने के लिए 05 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
*****
